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विषय: किसानों के लिए बीज से बाजार तक प्रणाली में सुधार
1797. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसानों के लिए बीज से बाजार तक प्रणाली में सुधार करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने जा रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कदम कब तक उठा लिए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग): विभिन्न फसल विकासात्‍मक कार्यक्रमों अर्थात अनाज, दलहन, पोषक अनाज तथा आयल पाम एवं तिलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), परम्‍परांगत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला  विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि के तहत किसानों के लिए बीजों के उत्‍पादन एवं वितरण से लेकर उनके विपणन तक की सुव्‍यवस्‍थित प्रणालियां पहले से ही मौजूद हैं।
        किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए  सरकार ने राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा इसे अपनाए जाने के लिए अप्रैल 2017 में एक नया मॉडल अधिनियम "कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017" जारी किया है। इस मॉडल अधिनियम में किसानों को उनके उत्‍पाद को प्रतिस्‍पर्धी एवं लाभकारी मूल्‍य पर बेचे जाने में आधारभूत सुविधा प्रदान करने हेतु वैकल्‍पिक विपणन चैनलों जैसे निजी मंडियों की स्‍थापना किया जाना,  प्रत्यक्ष विपणन, कृषक-उपभोक्ता मंडियों, विशेष जिंस मंडियों का प्रावधान किया गया है। 
          मूल्य और विपणन में अनिश्चितता को कम करने के लिए, सरकार ने इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने हेतु एक प्रगतिशील एवं सुविधाजनक मॉडल अधिनियम "राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र कृषि उत्पाद और पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018" तैयार किया है और इसे मई, 2018 में जारी किया है। उक्‍त मॉडल संविदा खेती अधिनियम में कृषि उत्पाद एवं पशुधन के लिए सेवा संविदा सहित उत्पादन-पूर्व से लेकर फसलोपरांत विपणन तक की संपूर्ण मूल्‍य एवं आपूर्ति श्रृंखला को कवर किया जाता है।
इसके अलावा, सरकार प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनके उत्‍पाद के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पारदर्शी मूल्य वसूली हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) स्‍कीम का कार्यान्‍वयन कर रही है। अब तक, 16 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों की 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। ई-एनएएम स्‍कीम में सफाई/छंटाई/ग्रेडिंग उपकरणों, तकनीकी सहायता, जांच करने वाले उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक भार मापक, कंप्यूटर आईटी उपकरणों तथा कम्‍पोस्‍टिंग यूनिट के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
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